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 $4r,  Speaker:  “That  is  a  matter  of
 opinion.

 Shri  Nambiar-  The  emergency  has
 ended.

 Mr.  Speaker:  Let  it  be  debated
 separately,  not  now.

 Shri  Nambiar:  Let  us  know  what
 the  hon.  Minister  has  to  say  about
 this

 ३2  86  brs

 ALLOCATION  OF  SEATS

 की  यशपाल  सिह  (देहरादून)  प्रत्यक्ष

 महोदय,  मुझे  आप  वी  सेवा  में  कुछ  निवेदन

 करना  है  ।  श्राप  जैसे  न्यायमूर्ति  स्पीकर  के

 रहते  हुए  मेरे  साथ  बेइमाफी  नहीं  होनी

 चाहिए  ।  मैं  पिछले  पाच  सालों  े  इस

 हाउस  से  एक  मिनट  के  लिए  भी  गैरहाजिर

 नही  हुआ  हू  कौर  जब  से  बैठक  शुरू  होती  है

 तब  से  लेकर  सदा  त  तक  यही  मौजूद

 रहता  हु  ।  हजारो  दफे  मैं  ने  भाषण  किये

 हैं,  प्रस्ताव  आदि  पेश  किये  हैं  और  प्रश्न

 किये  हैं  जिस  तरीके  से  एक  पुजारी  मदिर

 में  जाया  करता  हे  उसी  श्रद्धा  शर  निष्ठा

 के  साथ  मैं  यहा  सदन  में  भ्राता  हू  ।  मैं  पहले

 दूसरी  कतार  मे  बैठता  था  लेकिन  कब  मुझ  को

 पांचवी  कतार  में  स्थान  दिया  गया  है

 इस  से  ज्यादा  बेइंसाफी  मेरे  साथ  और  कोई

 नहीं  हो  सकती  ।  जेलखाने  तक  में  हाई  वर्क

 का  क्रेडिट  मिलता  था  लेकिन  यहा  पर  मुझे

 हाई  बके  का  क्रेडिट  नही  मिल  रहा  है  ।  मुझे
 इसाफ  दिया  जाय  भर  मैं  जो  दूसरी  कतार

 में  बैठा  करता  था  उसे  कायम  रखा  जाय

 या  ह...  रो  में  मुझे  रखा  जाय  लेकिन  मुझे

 against  Speaker  etc.
 ete,

 पाचवी  रो  में  जगह  दी  ग.  है।  मुझे  भाषा

 है  कि  शाप  के  स्पीकर  रहते  हुए  मरे  साथ

 ऐसी  बेइंसाफी  नहीं  हो  रुकती  ।  नगर  दल
 की  कोई"  बात  हो  तो  मैं  कांग्रेस  के  सिवाय

 हर  एक  दल  में  बैठने  के  लिए  तैयार  हु  लेकिन
 जैसा  मैं  ने  कहा  मुझे  या  तो  पहले  जैसे  दूसरी
 कतार  में  बैठाया  जाय  या  फ्री  कतार  में

 जगह  दी  जाय  कौर  यदि  काग्रेस  के  भ्र लावा
 किसी  दूसरे  दल  में  इसके  लिए  जाना  पडता  है
 तो  भाप  मुझे  सजैश्ट  कीजिएगा  |

 12.37  brs

 RE  WRIT  PETITION  AGAINST
 SPEAKER  AND  MEMBERS  OF  THE

 COMMITTEE  OF  PRIVILEGES

 Mr  Speaker:  During  the  last  Lok
 Sabha,  on  the  2th  August,  ‘1966,  Sar-
 vashri  Tridib  Kumar  Chaudhu  and
 Madhu  Limaye,  Members  of  Parha-
 ment,  had  raised  a  question  of  privi-
 lege,  alleging,  wnter  aha,  that  on  the
 9th  August,  1966,  when  they  reached
 Patna  Aur  Port,  the  Bihar  Police  serv-
 ed  an  externment  order  on  them  under
 the  Bihar  Maintenance  of  Pubhe
 Order  Act,  1949,  directing  them  to
 leave  the  State  of  Bihar  within  one
 and  half  hours,  but  kept  them  in  vir-
 tual  arrest  and  detention  in  the
 दि  I  P  Room  Patna  Air  Port,
 without  any  criminal  charge  and  pre-
 vented  their  free  movement  during  the
 said  one  and  haf  hours  period  al-
 though  they  were  free  to  move  about
 in  Bihar  without  any  rest-amt  for  that
 period  at  terms  of  the  externment
 order  served  on  them.

 On  the  I8th  August,  1966,  the  House
 referred  the  matter  to  the  Committee
 of  Privreges.

 The  Committee  of  Privileges,  before
 arriving  at  their  conclusions,  decided
 to  examine  among  others,  Shri  BN.P
 Kumar,  Depv‘y  Superintendent  of
 Police,  Patna  who  had  served  the  ex-
 ternment  orders  on  Sarvashri  Tridib
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 the  3rd  December,  966  to  give  evi-
 dence  on  the  matter.  Shri  B.  N.  ह
 Kumar,  in  pursuance  of  the  communi-
 cation  from  the  Committee,  appeared
 before  the  Committee  on  the  8rd  De-
 cember,  2988  and  gave  evidence  as
 desired  by  them.  Two  other  witnesses,
 namely,  Aerodrome  Officer,  Patna  and
 Traffic  Officer,  Il.  A.  C,  Patna,  were
 also  examined  by  the  Committee  on
 the  same  day.

 Subsequently,  on  the  8th  December,
 1966,  after  the  Lok  Sabha  had  ad-
 journed  sine  die,  notice  was  received
 from  the  Supreme  Court  stating  that  a
 Writ  Petition  under  Article  32  of
 the  Constitution,  filed  by  Shri  B  N.  P.
 Kumar,  with  the  Speaker  and  Mem-
 bers  of  the  Committee  of  Privileges
 of  Lok  Sabha  as  Respondents,  had
 come  up  for  preliminary  hearing  be-
 fore  the  Supreme  Court  on  the  2nd
 December,  1966,  and  asking  the  Res-
 pondents  to  show  cause  why  a  Rule
 Nisi  should  not  be  issued  in  the  said
 Writ  Petition.

 ह, क  his  Writ  Petition,  Shri  8.  NP.
 Kumar  had  prayed  to  the  Supreme

 a  Court  to:

 “(a)  declare  that  the  notice
 dated  ‘25-11-1966  is  void  ab  initio
 for  being  founded  on  a_non-
 existent  privilege;

 (b)  declare  that  proceedings  for
 breach  of  privilege  founded  on
 the  allegations  contained  in  the
 complaints  of  Shri  Madhu  Limaye
 and  Tridib  Kumar  Chaudhurj  are
 without  jurisdiction  since  they  are
 not  founded  on  a  privilege  in
 existence  in  England  or  recognis-
 ed  in  the  Constitution  of  India;
 and

 (c)  quash  the  notice  dated
 26-11-1966  and  during  the  pen-

 dency  proceedings  in  the
 above  Writ  Petition  stay  the  fur-

 Limaye  and  Tridib  Kumar  Chau-
 dhuri.”

 A  reply  was  thereupon  sent  to  the
 Supreme  Court  on  the  lith  January,
 ‘1967,  stalling  that  the  notice  would  he
 placed  by  the  Speaker  before  the  Lok
 Sabha  for  consideration  at  their  next
 session  in  March,  1967.

 Thereafter,  the  Writ  Petition  of  Shri
 B.  N.  P.  Kumar  came  up  for  prelimi-
 nary  hearing  before  the  Supreme
 Court  on  the  26th  January,  1967.  The
 Supreme  Court  while  adjourning  the
 hearing  of  the  Writ  Petition,  granted
 an  interim  stay  restraining  the  Com-
 mittee  of  Privileges  from  proceeding
 with  the  enquiry  till  the  Writ  Petition
 was  disposed  of.  The  Supreme  Court
 posted  the  Writ  Petition  for  hearing
 after  a  month,

 Thereafter,  the  Wnt  Petition  of  Shri
 8.  N  P.  Kumar  came  up  for  hearing
 before  the  Supreme  Court  on  the  23rd
 February,  967  The  Court  issued  a
 Rule  Nisi  to  the  Respondents  to  show
 cause  why  the  Court  should  not  grant
 the  prayers  made  in  the  Writ  Petition.
 The  Court  fixed  709  April,  1967,  as
 the  date  for  hearing  and  final  disposal
 of  the  Writ  Petition  and  3rd  Apri},  967
 as  the  date  for  filing  affidavit  by  the
 Respondents  in  opposition  to  the  Writ
 Petition

 Consequent  upon  the  dissolution  of
 the  Third  Lok  Sabha  on  the  8rd  March,
 1967,  all  proceedings  pending  before
 the  Commiutitee  og  Privileges  of  that
 House  in  respect  of  the  question  of  pri-
 vilege  raised  by  Sarvashrj  Tridib
 Kumar  Chaudhuri  and  Madhu  Limaye
 have  lapsed  It  is,  therefore,  not
 necessary  for  this  House  to  take  any
 further  ection  in  the  matter.  The
 Attorney-General  to  whom  a  notice
 has  been  sent  by  the  Supreme  Court
 May  be  instructed  by  this

 contin
 te

 apprise  the  Court
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 I  think  that  the  House  ogress  with

 Shri  Madhu  Limaye  rose—
 Mr.  Speaker:  Should  it  be  discussed

 now?
 Shri  Nath  Pai  (Rajapur):  Not  dis-

 cussion;  but  brief  remarks  will  be
 very  justified  and  I  hope  you  will
 permit  us.

 थी मधु  लिये  (मुंगेर)  :  प्रत्यक्ष

 महोदय,  चुकी  यह  मामला  मेरे  सम्बन्ध  में
 है,  इस  लिये  में  चाहता  हूं  कि  भाप  इस  के
 बारे  में  मेरी  बातों  की  सुनें  -  सब  से  पहले  तो
 यह  कि  अगर  हम  लोग  पहले  ही  प्राविधिकता
 के  था  संवैधानिक  तथा  कानूनी  आधार  पर
 इस  मामले  को  खत्म  करेंगे  कि  तीसरी  लोक
 सभा  झझब  बरखास्त  हो  गई  दौर  सारे  विशेष-
 शिकार  के  हमारे  मामले  समाप्त  हो  गये
 और  अभी  कोई  कारण  नहीं  रहा  है  सुप्रीम
 कोर्ट  को  इस  के  बारे  में  कोर्ट  फैसला  देने  का,
 तो  उसका  क्‍या  नतीजा  होगा  ?  इस  प्रस्ताव
 को  लेकर  जो  मसले  हम  लोगों  ने  उठाये  कौर

 सुप्रीम  कोर्ट  ने  जो  नोटिस  आप  के  ऊपर
 जारी  की  उस  में  से  जो  मामले  उठते  हैं,  कभी
 न  कभी  तो  हम  को  उन  का  हल  निकालना

 चाहिये  ।  इस  लिय  मेरी  यह  राय  है  कि
 जो  नई  विशेषाधिकार  समिति  बनेगी  उस  के
 सामने  इस  मामले  को  रखा  जाये  ।  उस  के

 पहले  हम  लोग  अपना  दिमाग  ने  बनाये  |
 उस  में  से  तीन  चार  बाते  निकलती  है  ।
 मेरी  अपनी  राय  है  कि  जब  सुप्रीम  कोर्ट  के
 सामने  कोई  मामला  झा  जाता  है  तो  उस  से

 हमें  भाग  नहीं  जाना  चाहिये  इस  बात  का

 लिहाज़  करते  हुए  कि  संविधान  का  अर्थ
 क्या  है,  यह  तय  करने  का  अधिकार  हमारे
 संविधान  में  सुप्रीम  कोर्ट  को  है  |  इस  का
 अर्थ  है  कि  हम  सार्वभौम  नहीं  है  ।  हम  सब
 संविधान  के  मातहत  है,  लोक॑-सभा  भी,
 सुप्रीम  कोर्ट  को  है  शौर  यह  कार्यकारिणी
 भी  |  इस  लिये  सुप्रीम  कोर्ट  के  झ्रधिकारो
 पर  हमें  आक्रमण  नहीं  करना  चाहिये  i
 लेकिन  हस  का  फैसला  जरूर  होना  चाहिये
 कि  लोक-सपरा  के  विशेषाधिकार  क्‍या  हैं  ?

 क्या  तत्काल  में  गिरफ्तारियां  हो  सकती

 हैं?
 दूसरी  बात  यह  कि  भाप  दफा  05  देख

 लीजिये।  उस  में  यह  कहा  गया  है  कि  हम  अपने
 विशेषाधिकार  तय  कर  सकते  हैं  ।  मह
 कितने  शर्म  की  बात  है  कि  संविधान  लागू
 हुए  ह क  साल हो  गये  ।  वह  26  अमीरी,
 950  को  लागू  हुआ  था  लेकिन  जब  कोई

 विशेषाधिकार  का  मामला  उत्पन्न  होता  है  तो

 हमेशा  हम  को  जो  हाउस  साफ  कॉमन्स  की
 कारवाई  है  उस  को  निकालना  पडता  है,
 मेज  पालियामेन्द्री  प्रैक्टिस  को  देखना  पड़ता
 है  |  कया  वजह  है  कि  यह  लोक  सभा  हमारे
 विशेषाधिकार  क्‍या  है,  इसकी  व्याख्या  नहीं
 करती  है,  कानून  नहीं  बनाती  है  ?  मैं  सुझाव
 दे  रहा  हूं  कि  हम  इन  सारी  बातों  पर  विचार
 करे।  भ्र भी  हम  फैसला  कुछ  न  करें।  हम
 केवल  यह  तय  करे  कि  30  अप्रैल  तक  एक
 विशेषाधिकार  समिति  बने  कौर  सब  से  पहले
 वह  विशेषाधिकारों  की  एक  सूची  कायम
 कर

 Shri  M.  BR.  Masani  (Rajkot):  Mr.
 Speaker,  Sir,  with  great  respect,  I
 support  your  suggestion  that  we  re-
 commend  instructing  the  Attorney
 Generali  in  the  way  you  have  suggest-
 ed  and  that  this  particular  incident
 should  be  allowed  to  be  closed.  But
 I  think  there  is  point  in  what  my  hon.
 colleague  has  said  just  now,  and  that
 is,  that  the  issues  ithat  underlie  this
 particular  case  have  not  died  with  the
 lapse  og  the  Lok  Sabha.  I  think  it
 will  be  good  if  the  new  Privileges
 Committee,  when  constituted,  could  be
 asked  to  look  into  those  issues,  apart
 from  this  particular  incident,  so  that
 what  Shri  Madhu  Limaye  has  in  mind
 can  be  discussed  and  we  could  arrive
 at  our  own  conclusions.  I  think  this
 would  solve  the  problem  in  ७  way
 which  would  be  satisfactory  to  all  con-
 cerned,

 Shri  Nath  Pai:  Whatever  may  be
 the  procedure  that  you  may  set  we  are
 prepared  to  accept  your  guidance  in
 the  matter  The  fundamental  issue  in-
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 volved  here  is  the  immunity  of  Men-
 bers  of  Parliament.  Time  ang  again
 we  have  said  that  the  Government
 should  take  the  wmitiative  in  this
 matter.  The  arrest  of  Shri  Tridib
 Kumar  Chaudhuri  and  Shri  Madhu
 Limaye  raises  the  basic  issue  of  what
 is  the  immunity  which  a  Member  of
 the  supreme  legislature  of  this  country
 enjoys.

 Mir.  Speaker:  That  is  a  separate
 question,

 Shri  Nath  Pai:  Let  that  privilege
 matter  lapsc,  but  I  have  some  concrete
 suggestion  to  make  because  the  Prime
 Minister,  her  colleague  ang  the  Law
 Minister  are  here.

 We  shall  not  be  able  to  deal  with  it
 adequately  in  the  Privileges  Commit-
 tee.  We  shail  922  getting  instances  of
 casual  supermlious  manner  of  dealing
 with  MPs  and  clamping  them  behind
 the  bars  in  this  way  Therefore,  hike
 in  other  civilizeq  and  democratic  coun-
 tries,  we  should  try  to  give  था  unmu-
 nity  to  a  Member  as  I  have  suggested
 an  amendment  to  article  05  cf  the
 Constitution  gua-anteeing  37  immunity
 or  freedom  from  arrest  to  a  Member
 of  Parliament  unless  sanctione]  by  a
 standing  committee  of  Parhan.cent-
 that  is  the  practice  in  many  Parlia-
 ments—presided  by  you  or  unless  an
 MP  is  arrested  in  the  actual  commis-
 sioning  of  a  cognisable  offence  If  this
 is  done  we  will  not  again  get  into  the
 mortifying  condition  of  MPs  being
 huddled  together  hke  cattle  and  taken
 to  police  stations,

 Shri  H.  N.  Mukerjee  (Calcutta
 North  East).  I  support  the  idca  that
 the  issue  raised  by  Shri  Madhu  Limaye
 and  Shri  Tridib  Kumar  Chaudhuri
 should  not  be  a  lowed  just  to  waste
 away  On  account  of  certain  technical
 difficulties.  But  apart  from  ‘hat,  tam
 worried  about  another  aspect  of  the
 matter,  I  am  not  interest  in  the  House
 having  a  certain  discussion  where  all
 kinds  of  observations  come  to  be  made
 in  regard  to  the  Supreme  Cuurt,  but
 what  I  feel  is  that  recently  things  are
 happening  which  go  to  the  root  of  the

 functioning  of  Parliament.  Legal
 notices  are  being  served  on  the
 Speaker  of  this  House  and  on  the
 Chairman  of  the  Committee  and  alt
 kinds  of  very  peculiar  circumstances
 are  made  to  arise  on  account  of  there
 being  no  clarification  in  regard  to  the
 position  of  the  judiciary  and  of  the
 legislature  in  our  country  at  this  pre-
 sent  moment.  This  is  connected  also
 with  certain  recent  pronouncements  of
 the  Supreme  Court  in  regard  to  am-
 endments  of  the  Constitution.

 What  I  would  like  you  to  do  is  to
 convene  a  meeting  of  Memberg  of  Par-
 hament  according  to  your  selection
 and  also  of  such  people  as  can  give
 adequate  legal  and  juristic  advice  in
 regard  to  this  matter  so  that  we  can
 evolve  certain  formulae  and  without
 entering  into  any  conflict  between  the
 Supreme  Court  and  ourselves  we  set-
 tle  certain  matters.

 But  in  the  mean  time  things  are
 happening  which  go  against  the  grain
 og  parliamentary  functioning  and  that
 is  why  we  cannot  let  matters  rest  at
 that  I  do  not  hke  the  idea,  for  ins.-
 ance,  of  you  instructing  the  Attorney
 General  to  go  and  make  certain  sub-
 missions  in  regard  to  someta'ng  having
 been  sent  to  you  from  the  Supreme
 Court  or  any  other  court.  Before  this
 ig  done  I  personally  would  very  much
 hke  to  be  entirely  satisfied  about  the
 parliamentary  position  At  the  pre-
 sent  moment  we  have  no  means  of
 having  that  satisfaction.  I  do  not  wish
 to  create  some  controversial  position
 by  not  instructing  the  Atturney  Gene-
 ral  as  you  have  decided  to,  but  some
 kind  of  a  conference  has  got  to  take
 place.

 Shri  Nath  Pai:  What  does  the  Law
 Minister  have  to  Say  about  this?

 Shri  Namblar  =  (Tiruchirappalli)  :
 Without  going  into  the  procedural
 side,  I  would  submit,  as  Shri  Nath  ऐंड
 has  ably  put  it,  one  thing.  It  had
 been  the  practice  that  M:mbersa  were
 arrested  while  the  session  was  on,
 not  only  once  burt  twice.
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 Mr.  Speaker:  You  are  gomg  into  a
 different  question;  now  we  are  on  the
 Supreme  Court  issuing  notices  to
 Members,  Chairman  of  the  Committee

 etc.  No  doubt  what  you  say  is  an  m-
 portant  question,  but  that  should  be
 iscussed  separately  as  it  is  न  different
 question  Please  do  not  bring  in  that
 now

 Shri  Nambiar:  It  is  connected  with
 tthe  privileges  and  rights  of  Members

 Mr.  Speaker:  It  is  a  different  ques-
 ton

 Shri  Nambiar:  The  collective  rights
 and  privileges  of  Membe.°  are  your
 rights,  7६  we  do  not  have  e  right,  you
 also  do  not  have  a  right  Then,  the
 Suprerhe  Court  issuing  qa  writ  or  order
 on  you  practically  is  not  d.fferent  The
 Supreme  Court  must  have  its  own
 limitations  im  issuing  orders  ez  parte
 or  order  arrest  when  the  scssion  is

 on  That  By  my  humble  submission

 हा,  राम  मनोहर  लोहिया  (कन्नौज)
 अ्रध्यक्ष  मोदी  ्  यह  सर्वोच्च  न्यायालय  और
 शीलो-सभा  का  मिल  कर4  जा  एक  बरच्छा
 सगीत  हो  सकता  था  वह  नही  हो  पा  रहा  है

 कुछ  स्वर  अलग  अलग  हो  जाया  करते  है  और

 बेसुरा  राग  कई  दफा  हो  जाता  है  1  उसका
 विशेष  कारण  है  ।  संविधान  वी  घारा  339
 और  धारा  i40  आप  दखिय  ।  यह  बहुत
 संगीत  बिगड  गया  है  |  भारतीय  सगीत  एक
 स्वर  का  ही  होता  है  भर  यूरोपीय  सगीत  कई
 स्वरों  को  मिला  करने  होता  है।  कई  स्वर  इस
 में  मिला  दिये  गये  हैं  नकल  करके  लेकिन  स्वर
 एक  ही  रख  दिया  गया  है  इसलिए  यह  सब
 गड़बड़  हो  जाया  करती  है  1  कई  स्वर  वाला
 अगस्त  चाहिये  ।

 बाप  देखें  कि  धारा  i38  में  सर्वोच्च
 न्यायालय  के  अधिकार,  क्षेत्र:के  बारे  में  बात
 कही गई  है  1  फिर  998  मेरी  बड़ी  मजबूरी
 डे  कि  यह  संविधान  मेरे  पास  अंग्रेजी  से  है भौर
 अंग्रेजी  से  इसको  पढ़ते  हुए  मुझे  शर्म  लगती
 है।  में  तत्काल  इसका  जो  अनुवाद  कर  सकता

 हं  करके  बता  देता  हूं  7  संसद  कानून  बना  करके
 सर्वोच्च  न्यायालय  को  अधिकार  दे  सकती
 है  कि  वहू  निदेश  निकाले,  हुकम  निकाले,
 रिट्ज  निकाले,  याचिका यें  निकाले,  हैसियत
 कार पस  यानी  लोगो  को  सशरीर  उठा  कर
 लाने  वाली  याति कायें,  वगैरह  बगेरहू  सिवाय
 दो  नम्बर  धारा  32वीं  धारा  के  ।  यह्  तो
 39  7%

 40  में  उसी  तरह  से  संसद  को  कहा  गया

 है  कि  वह  कानून  बना  कर  सर्वोच्च  न्यायालय
 को  ऐसे  परक  भ्रधिकार  दे  सकती  है  जो  इस
 संविधान  के  विपरीत  न  हो  और  जो  जरूरी

 हो,  उचित  हो,  इसलिए  कि  सर्वोच्च  न्यायालय
 अपने  काम  को  ज्यादा  अच्छी  तरह  से  भौर

 सुचारु  रूप  से  कर  सके  |

 इस  संविधान  को  बने  हुए  पन्द्रह  बीच
 बरस  हो  चले  हैं  पन्द्रह  बरस  से  ये  दोनों
 धारायें  पडी  हुई  है,  39  कौर  40  ।  लोक
 सभा  ने  सैकड़ो  हजारो  कानून  बनाये  लेकिन
 कभी  भी  कोई  कानून  नही  बनाई  जिससे  सर्वोच्च
 न्यायालय  के  भ्र धि कार  क्षेत्र  को  बढाया  जाए,
 उसको  ऐसे  अधिकार  दिये  जाये  कि  जिन  से

 बहू  झपने  कार्य  को  सुचारू  रूप  से  चला  सके  t
 झगर  यह  कहा  जाए  कि  ये  संविधान  की
 धारायें  बिल्कुल  निष् प्रयोजनीय  हैं,  उनका
 कोई  औचित्य  नहीं  है  तो  फिर  इनको  रखा

 नही  जाना  चाहिये  था  t  ये  रखी  गईं  इसके
 मानी  थे,  इसका  तात्या  था,  संविधान  बनाने
 बालो  का  मशा  था  कि  सर्वोच्च  न्यायालय  को
 भ्र धि कार  दिया  जाए,  उसका  क्षेत्र  विस्तृत
 किया  जाए  श्र  यह  बिल्कुल  साफ है  प्रनुच्छेदो
 से  ही  नही  बल्कि  शब्दों  से  भी  कौर  मैं  समझता

 हू  कि  दोनो  प्रकार  के  भ्रध्िकार  सर्वोच्च  न्याय-
 लय  को  दिये  जाने  चाहियें  ।  यह  संविधान
 3950  में  लागू  हुआ  ।  भाप  जानते  ही  हैं  कि

 इस  संविधान  में  बहुत  कुछ  नगरपालिका  जैसे

 कानून  हैं,  जैसे  राजाओं  धौर  रानियों  के  बारे
 में  है  जो उनको  खानपान  दिया  जाता  हूँ  यह
 मैं  समझता हूं  कि  बहुत  ही  वाहियात  चीज़  है  t
 लेकिन  उसको  बाप  छोड़  दीजिये  ।  यह  सेबी-



 हु
 |  ‘Si  Be:  Weis  Petition  against  MARCH  2,  (आर  Lisich’  Break  in  Lok  Sabha  76e

 fete  राम  गोहर  लोहिया]
 ava  बिल्कुल  साफ  बताता  है  कि  सर्वोच्च

 ' ब्वायासय  की  अधिकार  सीमा  को  बढ़ाता
 चाहिये  कौर  उसके  लिए  लोक  सभा  को  कामून
 बनाना  चाहिये  |  सतरह  बरस  ही  चले,  कभी  भी

 इस  कार्यकारिणी  ने  ---एक  क्षण  के  लिए  नहीं
 सोचा  कि  सर्वोच्च  न्यायालय  की  भ्रधिकार
 शीमा  को  बढ़ाया  जाए।  इसका  साफ  मतलब

 होता  है  कि  या  तो  कार्यकारिणी भपने  में  मस्त

 रहती  है,  दुनिया  की  दौर  देश  की  इसको  कुछ
 फिक  नहीं  है,  खाली  अपने  भ्रध्तिकार  सीमा भों
 के  बारे  मे,  इसको,  चिन्ता  रहती  है  भौर  या  यह
 कि  जो  इधरउधर  के  कुछ  मामले  हैं  उनमें  यह
 फंसी  रहती  है।  इसका  क्या  मतलब  है  सर्वोच्च
 न्यायलय  से  ?  इसको  तो  भ्र पने  धरोंदे,  इधर
 उधर  के  छोटे  छोटे  झगड़ों  में  स ेमतलब  है  ।

 इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि
 कि  बाप  देश  का  ध्यान,  लोक-सभा  का  ध्यान
 इन  दोनों  धारियों  की  तरफ  खींचे  कौर  कार्य-
 कारण  को  आदेश  दें  कि  वह  शी क्राति शी क्र
 ऐसे  कानून  वहां  पर  लायें  जिससे  सर्वोच्च
 न्यायालय  के  भ्रधिकार  क्षेत्र  को  बढ़ाया  जा
 सके  ।  मैं  जानता  हूं  कि/रकई/दफा  सर्वोच्च
 न्यायालय  ठीक  फैसले  नहीं  करती  है।  उसके
 सारी  फैसलों  को  में  ठीक  नहीं  समझता  हूं  ।
 कई  दफा  बह  बड़ा  गलत  फैसला  दे  दिया
 करता  है  लेकिन  फिर  भी  मैं  उसके  भ्रधिकार
 क्षेत्र  को  इसलिए  बढ़ाना  चाहता  हूं
 कि  इस  वक्‍त  हम  की  सब  स्वरों  को  मिला  कर
 के  संगीत  चलाना  है  न  कि  एक  सुरा  संगीत
 बनाना  है  ।

 The  Minister  of  Law  (Shri  Govinda
 Menon):  Mr.  Speaker,  Sir,  two
 questions  arose  from  the  statement
 made  by  you  from  the  Chair  and  the
 discussion  which  followed.

 One  is  whether  the  case  pending
 Before  the  Supreme  Court  should  be
 prosecuted  further.  On  that  the
 epinion  appears  to  be  unanimous  that
 it  has  become  infructuous  and  that
 we  should  not  proceed  further  on  that
 matter,

 defining  the  extent,  Qi
 leges

 is  contained  in  article  05  of
 Constitution,  is  rather  indefinte.
 have  had  always  to  refer  to  the  na--
 ture  of  the  privileges  which  existed  in.
 England  at  the  time  the  Constitution.
 was  enacted  in  1950.  If  the  view  of
 the  House  is  that  we  should  have
 legislation  either  by  way  of  amend-
 ment  of  the  Constitution  or  otherwise,
 defining  the  privileges  of  the  Mem-—
 bers  of  Parliament.  I  shall  be  happy
 to  take  steps  in  that  direction.

 Shri  Nath  Pai:  An  amendment  has
 already  been  moved.

 Bro  म  मनोहर  लोहिया  :  4139  धारा
 जो  मैंने  इतनी  मेहनत  करक॑  निकाली  उसके:
 बारे  में  भी  कुछ  जवाब  दिला  दीजिये  |

 कल  Govinda  Menon:  Regarding  the
 matter  whether  the  powers  and  the
 jurisdiction  of  the  Supreme  Court
 should  be  extended  or  reduced,  I  do
 not  think  it  arises  on  this  occasion..

 Bio  राम  मनोहर  लोहिया  :  बाप  सन्तुष्ट
 हैं  इस  जवाब  से  ?

 =

 42.56  hrs.

 LUNCH  BREAK  IN  LOK  SABHA

 Mr.  Speaker:  I  have  to  inform  the
 House  that  at  a  meeting  whichI  held
 with  Leaders  of  opposition  Groups.
 and  the  Minister  of  State  for  Parlia-.
 mentary  Affairs  on  the  2ist  March,
 1967,  it  was  the  unanimous  desire  of

 “all  that  the  House  should  have  a
 lunch  break  from  ३  p.m.  to  3  हज...
 every  day  and  that  consequently  the.
 revised  hours  of  alttings  should  bx
 from  ll4™.  tol  9m.  and  2  ४.  ऋ,
 श्री  6  मे  Further,  on  days  whee


